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सड़क दुर्घटना जनित मृत्यु की गंभीरता 
पर रिपोर्ट”
संदर्भ 

•	 सड़क परिवहन और राजमार्ग मतं्रालय (MoRTH) 
तथा एनजीओ सेव लाइफ फाउंडेशन ने भारत के शीर्ष 
100 जिलों पर सड़क दरु्घटना जनित मतृ्यु की गंभीरता 
के संदर्भ में संयकु्त रिपोर्ट जारी की।

मुख्य निष्कर्ष

•	 उत्तर प्रदशे ने मतृ्यु दर के मामले में शीर्ष 20 जिलों में 
सबसे अधिक स्थान प्राप्त किया।

	� तमिलनाडु में 19 “गंभीर” जिले हैं, इसके बाद 
महाराष्ट्र में 11 जिले, कर्नाटक में नौ जिले और 
राजस्थान में आठ जिले आते हैं।

•	 अधिकांश दरु्घटनाए ँ ज्ञात स्थानों पर कें द्रित हैं, जैसे 
विशषे सड़क खडं, दरु्घटना-प्रवण स्थान और पलुिस 
थाने के क्षेत्र।

•	 कुल सड़क दरु्घटना मतृ्यु का 63% राष्ट्रीय राजमार्गों के 
बाहर होता ह।ै

•	 लगभग 54% मतृ्युए ँ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 
(NHAI) और राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) की 
18 लक्षित गलियारों पर दर्ज की गई।ं

•	 उत्तरदायी कारक: 59% सड़क दरु्घटना मतृ्यु में कोई 
यातायात उल्लंघन शामिल नहीं ह,ै जो दर्शाता ह ै कि 
सड़क इजंीनियरिंग मतृ्युओ ं का सबसे बड़ा योगदान 
कारक ह।ै

	� पीछे से टक्कर, आमने-सामने की टक्कर और पैदल 
यात्री दरु्घटनाए ँ कुल मतृ्युओ ं के 72% के लिए 
जिम्मेदार थीं।

	� उल्लंघनों में, तेज गति (स्पीडिग) 19% मतृ्युओ ंके 
लिए जिम्मेदार रही, इसके बाद लापरवाह ड्राइविग 
(7%) और खतरनाक ओवरटेकिग (3%)।

•	 सिफारिशें: NHAI और राज्य PWDs को प्रत्येक 
गलियारे पर व्यापक सड़क सरुक्षा सर्वेक्षण करना चाहिए 
और इजंीनियरिंग समस्याओ ंकी पहचान करनी चाहिए।

•	 महत्वपरू्ण पलुिस स्टेशनों को पर्याप्त जनशक्ति के साथ 
उन्नत करने, सभी 108 एम्बुलेंस का राष्ट्रीय एम्बुलेंस 

कोड के अनपुालन हते ुऑडिट करने की सिफारिश की 
गई ह।ै

•	 मौजदूा सरकारी योजनाओ ं का प्रभावी उपयोग होना 
चाहिए, पलुिस, अस्पताल और सड़क एजेंसियों के बीच 
बेहतर समन्वय के साथ।

•	 वर्तमान बजट को इजंीनियरिंग, प्रवर्तन संसाधन और 
स्वास्थ्य क्षमता के अनरुूप किया जाना चाहिए।

भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 

•	 वार्षिक सड़क दरु्घटना मतृ्यु संख्या के मामले में भारत 
विश्व में प्रथम स्थान पर ह।ै

	� इसके आकँड़े दसूरे और तीसरे स्थान पर रह ेदशेों 
से कहीं आगे हैं: चीन भारत की कुल मतृ्युओ ंका 
केवल 36% एवं अमरेिका 25% के बराबर ह।ै

•	 भारत में सड़क दरु्घटना मतृ्यु संख्या 2024 में 2.3% 
बढ़कर 1.77 लाख से अधिक हो गई, जिससे प्रतिदिन 
485 लोगों की मतृ्यु हुई।

•	 विश्व सड़क सांख्यिकी 2024 के अनसुार, प्रति लाख 
जनसंख्या पर मतृ्यु दर चीन में 4.3, अमरेिका में 12.76 
और भारत में 11.89 ह।ै

क्या आप जानते हैं?

•	 सितंबर 2020 में संयकु्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सरुक्षा 
के लिए कार्य दशक 2021-2030 की शरुुआत की, 
जिसका लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात मतृ्यु और 
चोटों को कम से कम 50% करना ह।ै

•	 सड़क सरुक्षा पर दसूरा वैश्विक उच्च-स्तरीय सम्मेलन 
ब्राज़ील में आयोजित हुआ, जिसने 2011-2020 को 
सड़क सरुक्षा के लिए प्रथम कार्य दशक घोषित किया।

	� ब्रासीलिया घोषणा में भाग लेने वाले दशेों ने 
सतत विकास लक्ष्यों के अतंर्गत लक्ष्य निर्धारित 
किए और आगामी 5 वर्षों में सड़क दरु्घटना मतृ्यु 
को 50% तक कम करने का संकल्प लिया।

सरकारी पहल 

•	 राष्ट्रीय सड़क सरुक्षा नीति भारत, 2010: बेहतर 
सड़क अवसंरचना, यातायात नियमों का सख्त प्रवर्तन, 
उन्नत आपातकालीन चिकित्सा सेवाए,ँ जन जागरूकता 
अभियान और बेहतर दरु्घटना-उपरांत दखेभाल की 
आवश्यकता पर बल दिया।
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•	 इलेक्ट्रॉनिक विस त्ृत दुर्घटना रिपोर्ट (e-DAR)/ 
एकीकृत  सड़क दुर्घटना डेटाबेस (iRAD): सड़क 
दरु्घटना डेटा की रिपोर्टिंग, प्रबंधन और विश्लेषण के लिए 
कें द्रीकृत प्रणाली।

•	 दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित सहायता:

	� दरु्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले “गडु 
समरैिटन” को ₹25,000 का परुस्कार।

	� शीघ्र मुआवजा: गंभीर चोट के लिए ₹2.5 लाख, 
मतृ्यु के लिए ₹5 लाख।

	� हिट-एडं-रन पीड़ितों के लिए उन्नत मुआवजा: 
मतृ्यु पर ₹2 लाख, गंभीर चोट पर ₹50,000।

	� ततृीय-पक्ष बीमा की सरल प्रक्रिया, जिसमें किराए 
के ड्राइवर भी शामिल।

•	 वाहन फिटनेस: परुाने, अनपुयकु्त वाहन दरु्घटनाओ ंमें 
योगदान करते हैं। मतं्रालय राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों में 
मॉडल निरीक्षण और प्रमाणन कें द्र स्थापित कर रहा ह ै
(2024 तक 28 राज्यों/कें द्र शासित प्रदशेों को कवर 
किया गया)।

•	 IIT मद्रास सहयोग: सड़क सरुक्षा के लिए उत्कृ ष्टता 
कें द्र स्थापित करना, नए उत्पाद विकसित करना, शोध 
करना और सरुक्षा पहल को बढ़ावा दनेा।

•	 दुर्घटना ब ल्ैकस्पॉट सधुार: राष्ट्रीय राजमार्गों पर 
दरु्घटना-प्रवण स्थानों की पहचान और इजंीनियरिंग 
उपायों से सधुार को प्राथमिकता।

•	 सड़क सरुक्षा ऑडिट: सभी राजमार्ग परियोजनाओ ंके 
लिए डिजाइन, निर्माण और संचालन चरणों में अनिवार्य 
ऑडिट।

•	 ब्रासीलिया घोषणा: भारत उन शरुुआती 100+ दशेों 
में शामिल था जिसने 2015 में ब्रासीलिया घोषणा पर 
हस्ताक्षर किए और सतत विकास लक्ष्य 3.6 को प्राप्त 
करने का संकल्प लिया, अर्थात 2030 तक सड़क 
यातायात दरु्घटनाओ ंसे वैश्विक मतृ्यु एवं चोटों की संख्या 
को आधा करना।

•	 मोटर वाहन सशंोधन अधिनियम, 2019: इस 
अधिनियम ने यातायात उल्लंघनों के लिए अधिक 
दडं लाए, जिनमें तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाना, 
हलेमटे या सीट बेल्ट न पहनना शामिल ह।ै

आगे की राह 

•	 वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाए ँ दिखाती हैं कि जिन दशेों ने 
“सिस्टम्स अप्रोच” अपनाया, वे 50% मतृ्यु कमी के 
लक्ष्य को प्राप्त करने या उसके करीब पहुचँने में सफल 
रह।े

•	 भारत ने सड़क सरुक्षा पर प्रमखु संस्थानों जैसे भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्थान (IITs) और कें द्रीय सड़क अनसुंधान 
संस्थान (CRRI) के माध्यम से पर्याप्त शोध किया ह।ै

•	 सरकार इन संस्थानों के साथ सहयोग कर नीतियों और 
कार्य योजनाओ ंमें सधुार कर सकती ह।ै

•	 कॉर्पोरट क्षेत्र शोध को वित्तपोषित कर, जागरूकता 
फैलाकर सड़क सरुक्षा को सदुृढ़ करने में भमूिका निभा 
सकता ह।ै

स्रोत: TH

MSME क्षेत्र में योजनाओ ंके अभिसरण 
के माध्यम से दक्षताओ ंकी प्राप्ति: नीति 
आयोग
संदर्भ

•	 नीति आयोग ने ‘MSME क्षेत्र में योजनाओ ंके अभिसरण 
के माध्यम से दक्षताओ ंकी प्राप्ति’ शीर्षक वाली रिपोर्ट 
जारी की ह,ै जिसमें MSME क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेपों 
की प्रभावशीलता को सदुृढ़ करने के लिए एक विस्तृत 
रूपरेखा प्रस्तुत की गई ह।ै

योजनाओ ंके अभिसरण की आवश्यकता

•	 दोहराव और अक्षमता से बचाव: वर्तमान में MSME 
मतं्रालय 18 योजनाओ ं की दखेरेख करता ह ै जिनके 
उद्देश्य आपस में मिलते-जलुते हैं, जिससे कार्यान्वयन 
बिखरा हुआ और पहुचँ सीमित हो जाती ह।ै

•	 दक्षता और परिणामों में वृद्धि: अभिसरण से 
लाभार्थियों के लिए पहुचँ सरल होती ह,ै प्रशासनिक 
जटिलता कम होती ह ैऔर संसाधन मापनीय परिणामों 
में परिवर्तित होते हैं।

अभिसरण का ढाँचा ( द्वि-आयामी अभिसरण मॉडल)

•	 सचूना अभिसरण :

	� कें द्र और राज्य स्तर पर डेटा का एकीकरण
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	� नीतिगत निर्णयों को सचूित करना
	� अतंर-मतं्रालयी समन्वय में सधुार
	� शासन और निगरानी को सदुृढ़ करना

•	 प्रक्रिया अभिसरण:

	� समान या ओवरलैपिंग कार्यक्रमों का विलय
	� सामान्य परिचालन घटकों का संयोजन
	� मतं्रालयों और राज्यों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित 

करना

मुख्य अनुशंसाएँ

•	 कें द्रीकृत  डिजिटल पोर्टल: एक एआई-संचालित 
MSME पोर्टल जो सभी योजनाओ,ं अनपुालन तंत्र, 
वित्त विकल्प और बाज़ार खफुिया को एकीकृत करता 
ह।ै

	� विशषेताए:ँ योजनाओ ंतक एकीकृत पहुचँ, मार्गदर्शन 
हते ुएआई चटैबॉट और डैशबोर्ड, वास्तविक समय 
मोबाइल पहुचँ, एवं डेटा-आधारित निर्णय समर्थन।

•	 क्लस्टर विकास योजना एकीकरण: पारंपरिक 
उद्योगों के पनुरुद्धार हते ु निधि योजना (SFURTI) 
को सकू्ष्म और लघ ुउद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम 
(MSE-CDP) के साथ विलय करने का प्रस्ताव।

	� प्रमखु तत्व: पारंपरिक उद्योगों के लिए समर्पित उप-
योजना, MSE-CDP के अतंर्गत एकीकृत शासन, 
और पैमाने व दक्षता हते ुसमकेित वित्तपोषण।

•	 कौशल विकास अभिसरण: कौशल कार्यक्रमों का 
तीन-स्तरीय ढाँच ेमें पनुर्गठन:

	� उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन
	� MSME तकनीकी और डिजिटल कौशल
	� ग्रामीण और महिला कारीगरों के लिए प्रशिक्षण

	� इससे समन्वय बढ़ता ह,ै समावेशिता बनी रहती 
ह ैऔर पारंपरिक व स्थानीय शिल्प को बढ़ावा 
मिलता ह।ै

•	 समर्पित विपणन सहायता प्रकोष्ठ: दो प्रभागों वाला 
विपणन प्रकोष्ठ स्थापित करना:

	� घरेलू प्रभाग: व्यापार मलेों, खरीदार-विक्रे ता 
बैठकों और राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी को 
सगुम बनाना।

	� अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग: विदशेी व्यापार मलेों और 
B2B आयोजनों के माध्यम से वैश्विक बाज़ार तक 
पहुचँ का समर्थन।

•	 नवाचार और ASPIRE योजनाओ ंका एकीकरण: 
ASPIRE (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को 
बढ़ावा दनेे की योजना) को MSME Innovative 
में एकीकृत कर कृषि-ग्रामीण उद्यमों के लिए एकीकृत 
नवाचार ढाँचा बनाना।

	� वर्तमान ASPIRE निधि जारी रहगेी, जबकि 
भविष्य के बजट में ग्रामीण इनक्यूबेशन हते ु एक 
हिस्सा निर्धारित किया जाएगा।

•	 लक्षित पहलों की सरुक्षा: रिपोर्ट ने कें द्रित कार्यक्रमों 
को संरक्षित रखने पर बल दिया ह,ै जिनमें शामिल हैं:

	� राष्ट्रीय एससी/एसटी हब
	� उत्तर-परू्वी क्षेत्र (NER) में MSME को बढ़ावा
	� PMEGP और पीएम विश्वकर्मा, जिन्हें उनके पैमाने 

और रणनीतिक महत्व के कारण स्वतंत्र बनाए रखना 
ह।ै

कार्यान्वयन रणनीति और शासन

•	 अभिसरण रणनीति एक सावधानीपरू्ण और चरणबद्ध 
दृष्टिकोण का समर्थन करती ह,ै जिसमें समान उद्देश्यों 
वाली योजनाओ ंका विलय किया जाए, जबकि प्रमखु 
और लक्षित पहलों की पहचान बनी रह।े

•	 जहाँ विलय संभव नहीं ह,ै वहाँ रिपोर्ट ने सझुाव दिया ह:ै

	� अतंर-मतं्रालयी समन्वय हते ुसंयकु्त कार्यशालाएँ
	� साझा क्षमता-विकास पहल
	� सतत प्रभाव सनुिश्चित करने के लिए परिणामों की 

निरतर निगरानी
•	 समग्र लक्ष्य ह ैशासन दक्षता में सधुार, प्रशासनिक भार 

को कम करना और भारत के MSME की आर्थिक 
योगदान को अधिकतम करना।

MSME और भारतीय परिदृश्य 

•	 विश्व बैंक के अनसुार, MSME लगभग 90% 
औपचारिक व्यवसायों और लगभग 50% वैश्विक 
रोजगार का हिस्सा हैं, जो लचीली एवं विविध 
अर्थव्यवस्थाओ ंके निर्माण में उनकी महत्वपरू्ण भमूिका 
को रेखांकित करता ह।ै
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•	 भारत का MSME क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक 
ह,ै जिसमें 7.4 करोड़ से अधिक पंजीकृत उद्यम शामिल 
हैं, जिनमें 2.9 करोड़ महिला-नेततृ्व वाले व्यवसाय हैं, 
और यह 32 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान 
करता ह।ै

•	 MSME भारत के जीडीपी (लगभग 30%), विनिर्माण 
उत्पादन (लगभग 45%) और निर्यात (लगभग 40%) 
में महत्वपरू्ण योगदान दतेे हैं, जिससे राष्ट्र एक वैश्विक 
विनिर्माण एवं नवाचार कें द्र के रूप में उभर रहा ह।ै

•	 MSME का वर्गीकरण उनके संयंत्र और मशीनरी या 
उपकरण में निवेश तथा वार्षिक कारोबार के आधार पर 
किया जाता ह:ै

	� सकू्ष्म उद्यम (Micro Enterprises): निवेश ≤ 
₹1 करोड़ और कारोबार ≤ ₹5 करोड़

	� लघु उद्यम (Small Enterprises): निवेश ≤ 
₹10 करोड़ और कारोबार ≤ ₹50 करोड़

	� मध्यम उद्यम (Medium Enterprises): 
निवेश ≤ ₹50 करोड़ और कारोबार ≤ ₹250 करोड़

•	 यह वर्गीकरण 2020 में संशोधित किया गया था ताकि 
अधिक समावेशी और विकासोन्मुखी ढाँचा प्रदान किया 
जा सके।

स्रोत: PIB

स्टार्टअप इंडिया का एक दशक

संदर्भ

•	 प्रधानमतं्री मोदी ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप 
इडंिया पहल के एक दशक परू्ण होने के अवसर पर 
आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया।

	� स्टार्टअप इडंिया को 16 जनवरी, 2016 को एक 
परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शरुू किया 
गया था, जिसका उद्देश्य उद्यमिता को बढ़ावा दनेा 
और निवेश-प्रेरित विकास को सक्षम बनाना था।

भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र

•	 भारत तीव्रता से विकसित होकर विश्व के सबसे बड़े 
स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया ह,ै जहाँ 
2025 तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप मौजदू हैं।

•	 भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी 
तंत्र ह।ै

•	 बेंगलरुु, हदैराबाद, मुबंई और दिल्ली-एनसीआर जैसे 
प्रमखु कें द्र इस परिवर्तन के अग्रणी रह ेहैं।

•	 भारत में 120 से अधिक यनूिकॉर्न हैं जिनका मलू्यांकन 
$350 बिलियन से अधिक ह।ै

•	 ग्लोबल इनोवेशन इडेंक्स (GII) 2025 रैंकिग: 
यह लगभग 140 अर्थव्यवस्थाओ ं को उनके नवाचार 
पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रदर्शन के आधार पर रैंक करता 
ह।ै

	� भारत ने 2020 में 48वें स्थान से 2025 में 38वें 
स्थान तक स्थिर प्रगति की ह।ै

•	 साथ ही, छोटे शहर भी इस गति में लगातार योगदान द े
रह ेहैं, जहाँ लगभग 50% स्टार्टअप टियर II/III शहरों 
से उभर रह ेहैं।

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियाँ 

•	 वित्तीय बाधाए ँ और पंूजी अस्थिरता: भारतीय 
स्टार्टअप्स को पूंजी तक असंगत पहुचँ का सामना करना 
पड़ता ह,ै विशषेकर वैश्विक आर्थिक मदंी के दौरान।

	� विदशेी वेंचर कैपिटल पर अत्यधिक निर्भरता उन्हें 
बाहरी आघातों के प्रति संवेदनशील बनाती ह।ै

	� शरुुआती चरण और डीप-टेक स्टार्टअप्स को लंबे 
गर्भकालीन अवधि के कारण तीव्र वित्तीय कमी का 
सामना करना पड़ता ह।ै

•	 नियामक जटिलता और नीतिगत अनिश्चितता: कें द्र 
और राज्य सरकारों में कई अनपुालन आवश्यकताए,ँ 
बार-बार नियामक परिवर्तन एवं कर-संबंधी अस्पष्टताए ँ
परिचालन लागत बढ़ाती हैं तथा जोखिम लेने व नवाचार 
को हतोत्साहित करती हैं।
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•	 प्रतिभा की कमी और कौशल असगंति: एआई, 
सेमीकंडक्टर और साइबर सरुक्षा जैसी उभरती तकनीकों 
में कुशल पेशवेरों की कमी ह।ै

•	 अवसरंचना और पारिस्थितिकी तंत्र की खामियाँ: 
स्टार्टअप-सहायता अवसंरचना महानगरों में कें द्रित ह,ै 
जिससे टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की 
वदृ्धि सीमित होती ह।ै

•	 कमजोर नवाचार और अनुसधंान ससं्कृत ि: निजी 
क्षेत्र का अनसुंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश, 
उद्योग–शकै्षणिक संस्थानों के बीच कमजोर संबंध और 
बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति अपर्याप्त जागरूकता 
नवाचार और स्वदशेी तकनीकों के व्यावसायीकरण को 
बाधित करती ह।ै

सरकारी पहल

•	 क्षेत्र-विशिष्ट और मंत्रालय-नेतृत्व वाली पहलें

•	 एआई उत्कृ ष्टता कें द्र : दशेभर में समर्पित एआई हब और नवाचार कें द्र स्थापित करना ताकि एआई स्टार्टअप्स एवं 
अनसुंधान को समर्थन मिल सके।

•	 भारत का डिजिटल सार्वजनिक अवसरंचना (DPI): डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा दनेे के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण 
को निजी क्षेत्र के नवाचार के साथ संयोजित करना।

निष्कर्ष

•	 विगत 10 वर्षों में भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र ने जबरदस्त वदृ्धि का अनभुव किया ह ैऔर यह विश्व का तीसरा 
सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र बन गया ह।ै
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•	 हितधारकों के बीच इस गतिशील सहयोग ने 
पारिस्थितिकी तंत्र को सदुृढ़ किया ह,ै आर्थिक विकास 
को बढ़ावा दिया ह ैतथा आगामी पीढ़ी के नवप्रवर्तकों 
को सशक्त बनाया ह।ै

स्रोत: AIR

संक﻿्षिप्त समाचार

2025 सबसे गर्म ला नीना वर्ष दर्ज 
समाचार में 

•	 एक नई रिपोर्ट के अनसुार, 2025 रिकॉर्ड पर तीसरा 
सबसे गर्म वर्ष था और सबसे गर्म ला नीना वर्ष रहा।

ला नीना

•	 यह एल नीनो सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO) का शीत 
चरण ह।ै

•	 यह प्रशांत महासागर का एक मौसम पैटर्न ह ैजिसमें गर्म 
जल और बादल पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं।

	� इससे इडंोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में 
अधिक वर्षा होती ह।ै

	� इसके विपरीत, दक्षिण-पश्चिमी संयकु्त राज्य अमरेिका 
जैसे क्षेत्रों में सामान्य से अधिक शषु्क परिस्थितियाँ 
होती हैं।

एल नीनो सदर्न ऑस्सीलेशन (ENSO)

•	 ENSO एक जलवाय ुघटना ह ैजिसमें मध्य और परू्वी 
उष्णकटिबंधीय प्रशांत में समदु्र के तापमान में परिवर्तन 
एवं संबंधित वायमुडंलीय उतार-चढ़ाव शामिल होते 
हैं, जो वैश्विक मौसम को प्रभावित करते हैं।

•	 ENSO के तीन चरण होते हैं:

	� न्यूट्रल चरण: परू्व से पश्चिम की ओर चलने 
वाली हवाए ँगर्म सतही जल को इडंोनेशिया की 
ओर धकेलती हैं, जिससे परू्वी प्रशांत में शीत जल 
आता ह।ै

	� एल नीनो: कमजोर हवाए ँइस विस्थापन को कम 
करती हैं, जिससे परू्वी प्रशांत गर्म हो जाता ह।ै

	� ला नीना: सदुृढ़ हवाए ँ अधिक गर्म जल को 
पश्चिम की ओर स्थानातरित करती हैं, जिससे 
परू्वी प्रशांत ठंडा हो जाता ह।ै

	� ये चरण अनियमित रूप से प्रत्येक 2–7 
वर्षों में होते हैं और वैश्विक वायमुडंलीय 
परिसंचरण को बदलते हैं, जिससे विश्वभर 
का मौसम प्रभावित होता ह।ै

भारत पर प्रभाव 

•	 भारत में, एल नीनो सामान्यतः कम वर्षा और अधिक 
तापमान का कारण बनता ह,ै जबकि ला नीना अधिक 
वर्षा और ठंडे तापमान लाता ह।ै

•	 ला नीना भारत के कुछ हिस्सों, विशषेकर उत्तर में, ठंडी 
सर्दियाँ ला सकता ह,ै जिसमें शीत लहरें और पहाड़ी 
क्षेत्रों में अधिक हिमपात शामिल ह।ै

	� हालांकि, वैश्विक ऊष्मीकरण इन ठंडे प्रभावों को 
संतलुित कर सकता ह,ै इसलिए ला नीना हमशेा 
ठंडी सर्दियों का परिणाम नहीं होता।

	� ला नीना के प्रभाव मानव-जनित जलवाय ु
परिवर्तन की व्यापक पषृ्ठभमूि में हो रह ेहैं, जो 
वैश्विक तापमान बढ़ा रहा ह,ै चरम मौसम को 
तीव्र कर रहा ह ैऔर मौसमी वर्षा व तापमान 
को प्रभावित कर रहा ह।ै

स्रोत: DTE

वुमनिया पहल
समाचार में

•	 गवर्नमेंट ई-मार्के टप्लेस (GeM) ने वमुनिया पहल के 
सात वर्ष परू्ण होने का उत्सव मनाया।

वुमनिया पहल 

•	 इसे 2019 में शरुू किया गया था, जिसका उद्देश्य महिला 
उद्यमियों और स्वयं सहायता समहूों (SHGs) को 
सरकारी बाजारों तक पहुचँ बढ़ाना ह।ै

•	 यह खरीदारों के साथ एक प्रत्यक्ष, पारदर्शी और परू्णतः 
डिजिटल इटंरफ़े स प्रदान करता ह,ै जिससे मध्यस्थों और 
प्रवेश बाधाओ ंको हटाया जा सके।

•	 इसका लक्ष्य सार्वजनिक खरीद में महिला-नेततृ्व वाले 
सकू्ष्म और लघ ुउद्यमों (MSEs) की भागीदारी को सदुृढ़ 
करना ह।ै

•	 समय के साथ, यह महिला-नेततृ्व वाले MSEs का 
समर्थन करने वाला एक राष्ट्रीय पारिस्थितिकी तंत्र बन 
गया ह।ै
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प्रगति 

•	 वमुनिया एक संरचित और विस्तार योग्य पारिस्थितिकी 
तंत्र में विकसित हो गया ह ै तथा महिला-नेततृ्व वाले 
उद्यमों को लचीलापन एवं विश्वसनीयता के माध्यम से 
अपने व्यवसायों को बढ़ाने में सक्षम बनाने वाली एक 
प्रमखु पहल के रूप में उभरा ह।ै

•	 GeM पोर्टल पर दो लाख से अधिक महिला-नेततृ्व 
वाले MSEs पंजीकृत हैं, जिन्होंने सामहूिक रूप से 
₹80,000 करोड़ से अधिक मलू्य के सार्वजनिक खरीद 
आदशे प्राप्त किए हैं।

•	 यह GeM के कुल आदशे मलू्य का 4.7% ह,ै जो 
महिला-स्वामित्व और महिला-नेततृ्व वाले उद्यमों के 
लिए निर्धारित 3% लक्ष्य से अधिक ह।ै

महत्व 

•	 वमुनिया पहल सरकार की लैंगिक-समावेशी आर्थिक 
विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती ह।ै

•	 यह दिखाती ह ै कि नीति, प्लेटफ़ॉर्म और साझदेारियाँ 
मिलकर भागीदारी को समदृ्धि में कैसे बदल सकती हैं।

स्रोत: PIB

भारत का प्रथम राष्ट् रीय क्षमता निर्माण 
कार्यक्रम – जनजातीय चिकित्सको ंके लिए 
संदर्भ

•	 जनजातीय कार्य मतं्रालय (MoTA) जनजातीय क्षेत्रों में 
स्वास्थ्य पहुचँ को सदुृढ़ करने हते ुजनजातीय चिकित्सकों 
के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 
आयोजित कर रहा ह।ै

परिचय

•	 इस पहल का उद्देश्य जनजातीय और स्वदशेी चिकित्सकों 
को भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में विश्वसनीय 
सामदुायिक साझदेार के रूप में मान्यता एवं एकीकृत 
करना ह।ै

	� जनजातीय चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओ ंकी खोज 
में सबसे सांस्कृति क रूप से विश्वसनीय संपर्क  बिद ु
बने रहते हैं, विशषेकर दरूस्थ क्षेत्रों में जहाँ अग्रिम 
पंक्ति के कर्मचारियों की गतिशीलता एवं संस्थागत 
पहुचँ सीमित होती ह।ै

	� चिकित्सकों के पास गहरी जड़ें वाली पारंपरिक 
औषधीय जानकारी होती ह,ै वे समदुाय के लिए 
सलुभ होते हैं और प्रायः स्वास्थ्य संपर्क  का प्रथम 
बिद ुहोते हैं।

•	 ICMR–क्षेत्रीय चिकित्सा अनसुंधान कें द्र (RMRC) 
और MoTA के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) 
पर हस्ताक्षर किए जाएगंे, ताकि भारत का प्रथम राष्ट्रीय 
जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला – भारत जनजातीय 
स्वास्थ्य वेधशाला (B-THO) परियोजना DRISTI 
के अतंर्गत स्थापित किया जा सके।

	� यह जनजाति-विशिष्ट स्वास्थ्य निगरानी, कार्यान्वयन 
अनसुंधान और अनसुंधान-आधारित रोग उन्मूलन 
पहलों को जनजातीय जिलों में संस्थागत बनाएगा।

•	 क्षमता निर्माण कार्यक्रम अग्रणी राष्ट्रीय और अतंर्राष्ट्रीय 
संस्थानों की सदुृढ़ तकनीकी एवं ज्ञान साझदेारियों के 
साथ आयोजित किया जा रहा ह।ै

	� ये सहयोग वैश्विक साक्ष्य, राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाए ँ
और वैज्ञानिक कठोरता को जनजातीय चिकित्सकों 
के साथ संरचित जडु़ाव में लाएगँे।

स्रोत: PIB

28वाँ राष्ट्र मंडल (CSPOC) के सभापतियो ं
और अध्यक्षों का सम्मेलन 
समाचार में

•	 प्रधानमतं्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सदन में 28वें 
राष्ट्रमडंल (CSPOC) के सभापतियों और अध्यक्षों के 
सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 
भारत ने अपनी विविधता को लोकतांत्रिक शक्ति में कैसे 
परिवर्तित किया ह।ै

28वाँ राष्ट्र मंडल (CSPOC) सम्मेलन

•	 इस सम्मेलन में 42 राष्ट्रमडंल दशेों के 61 सभापति और 
अध्यक्ष शामिल हुए।

•	 इसका उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में ज्ञान 
एवं समझ को बढ़ावा दनेा और संसदीय संस्थाओ ंका 
विकास करना ह।ै

	� लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला इस सम्मेलन के 
अध्यक्ष हैं।
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•	 इसमें संसद में कृत्रिम बदु्धिमत्ता (AI) के उपयोग, 
प्रतिभागियों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओ ं और नवाचारी 
विचारों के आदान-प्रदान, सोशल मीडिया का सांसदों 
पर प्रभाव, संसद की जनसमझ को बढ़ाना, सरुक्षा एवं 
सांसदों के स्वास्थ्य व कल्याण पर ध्यान कें द्रित किया 
गया।

मुख्य बिदु

•	 प्रधानमतं्री ने बल दिया कि भारतीय लोकतंत्र कल्याण 
योजनाओ ंकी अतंिम छोर तक पहुचँ सनुिश्चित करता 
ह,ै जिससे लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर 
निकालने में सहायता मिली।

•	 उन्होंने भारत की आर्थिक और संस्थागत प्रगति को 
रेखांकित किया, जिसमें भारत का सबसे तीव्रता से 
बढ़ती प्रमखु अर्थव्यवस्था होना, विश्व की सबसे बड़ी 
डिजिटल भगुतान प्रणाली, अग्रणी वैक्सीन उत्पादक 
एवं स्टार्टअप, अवसंरचना तथा विनिर्माण का कें द्र होना 
शामिल ह।ै

•	 उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के पैमाने का उल्लेख किया, 
जिसमें 2024 के चनुावों में 980 मिलियन पंजीकृत 
मतदाता थे, और शासन के सभी स्तरों पर महिलाओ ंकी 
बढ़ती नेततृ्व भमूिका को उजागर किया।

•	 उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को सदियों परुानी 
परामर्श और सामहूिक निर्णय लेने की प्रथाओ ंसे जोड़ा 
तथा इसे गहरी जड़ वाले वकृ्ष से तलुना की।

•	 उन्होंने G20 जैसे अतंरराष्ट्रीय मचंों पर ग्लोबल साउथ 
की चितंाओ ं को उठाने में भारत की भमूिका पर बल 
दिया।

•	 उन्होंने नागरिकों की समझ बढ़ाने के लिए संसदीय 
कार्यवाही में AI के उपयोग को भी रेखांकित किया।

स्रोत: IE

भारत का प्रथम राज्य-वित्त पोषित BSL-4 
प्रयोगशाला – गुजरात में 
समाचार में

•	 कें द्रीय गहृ मतं्री ने गांधीनगर में बायो-सेफ्टी लेवल 4 
(BSL-4) कंटेनमेंट सवुिधा और प्रयोगशाला की 
आधारशिला रखी, इसे भारत के लिए “स्वास्थ्य कवच” 
बताया।

BSL-4 सुविधा

•	 बायो-सेफ्टी लेवल 4 (BSL-4) प्रयोगशालाए ँजैविक 
सरुक्षा का सर्वोच्च स्तर दर्शाती हैं।

•	 इन्हें विश्व के सबसे खतरनाक और अत्यधिक संक्रामक 
रोगजनकों का सरुक्षित अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन 
किया गया ह,ै जिनके लिए प्रायः टीके या उपचार 
उपलब्ध नहीं होते।

•	 वैज्ञानिक यहाँ उन्नत अनसुंधान करते हैं, निदान, टीके 
एवं उपचार विकसित करते हैं, और सख्त नियंत्रित तथा 
अतंरराष्ट्रीय निगरानी वाली परिस्थितियों में त्वरित 
प्रकोप जांच व प्रतिक्रिया करते हैं।

भारत में वर्तमान स्थिति

•	 वर्तमान में भारत में केवल एक नागरिक BSL-4 
प्रयोगशाला कार्यरत ह,ै जो पणु,े महाराष्ट्र में राष्ट्रीय 
विषाण ुविज्ञान संस्थान (NIV) में स्थित ह।ै

•	 हालाँकि, 2024 के अतं में रक्षा मतं्रालय के अतंर्गत रक्षा 
अनसुंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ग्वालियर, 
मध्य प्रदशे में अपनी BSL-4 प्रयोगशाला स्थापित की।

•	 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मतं्रालय ने कें द्रीय क्षेत्र 
योजना “महामारी एवं राष्ट्रीय आपदाओ ंके प्रबंधन हते ु
प्रयोगशालाओ ंका राष्ट्रव्यापी नेटवर्क  स्थापित करना” 
के अतंर्गत विषाण ुअनसुंधान तथा निदान प्रयोगशालाओ ं
(VRDL) का नेटवर्क  स्थापित किया।

	� इस योजना के अतंर्गत 165 जैव सरुक्षा 
प्रयोगशालाओ ंको स्वीकृति दी गई ह,ै जिनमें 11 
BSL-3 स्तर की प्रयोगशालाए ँऔर 154 BSL-2 
स्तर की प्रयोगशालाए ँशामिल हैं।

गुजरात में नई प्रयोगशाला 

•	 गांधीनगर में बनने वाली BSL-4 प्रयोगशाला, एक 
पश ु जैव-सरुक्षा स्तर (ABSL) सवुिधा के साथ, एक 
रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति होगी।

•	 यहाँ मानव जाति के ज्ञात सबसे घातक रोगजनकों पर 
अनसुंधान किया जाएगा, जिनमें इबोला वायरस, मारबर्ग 
वायरस, क्राइमियन-कांगो हमेोरेजिक फीवर (CCHF) 
वायरस, क्यासनरू वन रोग वायरस और निपाह वायरस 
शामिल हैं।

स्रोत: IE
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सिथेटिक गाय नस्लें
संदर्भ 

•	 भारत ने राष्ट्रीय डेयरी अनसुंधान संस्थान (NDRI) द्वारा 
विकसित दो नई सिंथेटिक गाय नस्लों – करन फ्राइज 
और वृंदावनी – को पंजीकृत किया ह।ै

परिचय 

•	 करन फ्राइज एक सिंथेटिक गाय नस्ल ह,ै जिसे उच्च 
उत्पादकता वाली वैश्विक नस्ल होल्स्टीन फ्राइजियन 
और भारत की स्वदशेी थारपारकर ज़ेब ूगाय, जो अपनी 
कठोरता एवं सहनशीलता के लिए जानी जाती ह,ै के 
संकरण से विकसित किया गया ह।ै

•	 सिंथेटिक करन फ्राइज गाय नस्ल उच्च उत्पादकता और 
सहनशीलता को जोड़ती ह,ै जो प्रतिदिन अधिकतम 
46.5 किलोग्राम दधू उत्पादन करती ह।ै

	� स्वदशेी नस्लें सामान्यतः प्रति दगु्धकाल 1,000–
2,000 किलोग्राम दधू दतेी हैं।

•	 करन फ्राइज और वृंदावनी, एक अन्य उच्च उत्पादक 
सिंथेटिक गाय नस्ल के साथ, दशे में पंजीकृत पशधुन 
एवं पोल्ट्री नस्लों की कुल संख्या को 246 तक ले गए।

•	 सिंथेटिक गाय नस्लें योजनाबद्ध संकरण से विकसित की 
जाती हैं, जिसमें सामान्यतः स्वदशेी (बोस इडंिकस) एवं 
विदशेी (बोस टॉरस) नस्लों का संकरण किया जाता ह,ै 
और पीढ़ियों तक वांछित गणुों का स्थिरीकरण किया 
जाता ह।ै

	� एक बार स्थिर हो जाने पर, वे शदु्ध रूप से प्रजनन 
करती हैं और विशिष्ट नस्लों के रूप में मान्यता प्राप्त 
करती हैं।

•	 महत्व :

•	 स्वदशेी गायों की तलुना में अधिक उत्पादकता।

•	 शदु्ध विदशेी नस्लों की तलुना में बेहतर जलवाय ु
सहनशीलता।

•	 डेयरी किसानों के लिए बेहतर आर्थिक लाभ।

•	 कम मतृ्यु दर और बेहतर प्रजनन क्षमता।

स्रोत: BS
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